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चुनावी बॉ� और सूचना का अ�धकार
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(�ारं�भक परी�ा  : भारतीय रा�तं� और शासन- राजनी�तक �णाली)
 

(मु�  परी�ा, सामा� अ�यन  ��प�- 2 : शासन  �व�ा)

संदभ�

क� �ीय  सूचना  आयोग (CIC) के एक हा�लया  आदेश ने वष� 2018 क�  चुनावी बॉ�
योजना  (Electoral Bond Scheme) म� अंत�न� �हत सम�ाओ ंको एक बार �फर से उजागर
कर �दया  है।

वत�मान  मु�ा

क� �ीय  सूचना  आयोग ने भारतीय  �ेट ब�क के उस तक�  को सही ठहराया  है, �जसम�
कहा  गया  है �क आर.टी.आई. अ�ध�नयम के तहत दान  या  चंदा  दाताओ,ं

�ा�कता�ओ ंऔर उसके �ववरण  को ��ुत करने क�  आव�कता  नह� है।
भारतीय  �ेट ब�क के �खलाफ  दायर एक अपील के संदभ� म� सी.आई.सी. ने यह मत
�� �कया  है। इस �नण�य  से सूचना  के अ�धकार (RTI) अ�ध�नयम के तहत
चुनावी बॉ� से संबं�धत दान  दाताओ ंऔर �ा�कता�ओ ंके बारे म� �कसी �कार का
�ववरण  �ा� करने के सभी �भावी रा�े बंद  हो गए ह�।

योजना  म� �न�हत सम�ा

इस योजना  के अंतग�त राजनी�तक दान  देन े वाल� क�  पहचान  छुपाने के साथ-

साथ दान  क�  रा�श को भी गु� रखा  जाता  है। वा�व  म� यह योजना  अपारदश� और
मनमानी को बढ़ावा  देन े वाली है।
इस �कार, इस योजना  म� दोन� प�� को अघो�षत लाभ प�ँचाने क�  �व�ा  है,

�जसम� राजनी�तक दल और अ�धकांशत: कॉप�रेट शा�मल ह�। ऐसी �व�ा  चुनावी
लोकतं� क�  सव��म �थाओ ंके �व�� होने के साथ-साथ वाक व  अ�भ��� क�
�तं�ता  के भी ��तकूल है।
‘पीपु� यू�नयन  फॉर �स�वल �लबट�ज बनाम भारत संघ’ (2003) मामले म�
सव�� �ायालय  ने कहा  �क वाक व  अ�भ��� क�  �तं�ता  के अंतग�त चुनाव
लड़ रहे उ�ीदवार� के बारे म� जानकारी �ा� करना  मतदाताओ ंका  मौ�लक
अ�धकार है।
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आर.टी.आई. अ�ध�नयम का  दु�पयोग

यह योजना  एस.बी.आई. के मा�म से राजनी�तक दल� को दान  देन े के �लये
ब��क� ग सु�वधा  उपल� कराती है। इससे संबं�धत सूचना  को साव�ज�नक न  करने
के संबंध म� एस.बी.आई. ने आर.टी.आई. अ�ध�नयम क�  धारा  8 के तहत �द�  दो
आधार� का  �योग �कया  है, जो सूचना  के �कटीकरण  के �लये कुछ छूट �दान
करता  है।
पहला , जो जानकारी माँगी गई है उसम� ��यी संबंध या  �व�ास के �र�े
(Fiduciary Capacity) का  �� न  हो और दूसरा  इसम� कोई साव�ज�नक �हत न
शा�मल हो।
धारा  8 (2) के अनुसार, य�द  साव�ज�नक �हत �कसी ���/सं�ान  के संर��त
�हत� के नुकसान  से अ�धक मह�पूण� है तो ऐसी जानकारी मा ँगी जा  सकती है।
हाला ँ�क, यह बा�कारी नह� है और क� �ीय  सूचना  आयोग इस मामले म� �नण�य
लेने म� �तं� है, �जसका  दु�पयोग �कया  जाता  रहा  है।
राजनी�तक मामले म� जन�हत �न�व� वाद  �प से संर��त �हत� से अ�धक मह�पूण�
है। साथ ही, सी.आई.सी. ने पहले के एक आदेश म� राजनी�तक दल� को आर.टी.आई.

अ�ध�नयम के तहत साव�ज�नक �ा�धकरण  माना  है।
दान  दाताओ ंसे पा�ट� य� को �ा� धन  मतदाताओ ंके �लये �ाभा�वक �प से उनके
�व�पोषण  और काय��णाली को समझने के �लये मह�पूण� है।
अत: इस मु�े  को साव�ज�नक मह�  का  न  मानना  सी.आई.सी. क�  �वफलता  को
दशा �ता  है। साथ ही, तकनीक�  आप��य� का  सहारा  लेना  आर.टी.आई. अ�ध�नयम
के उ�े� को ही �भा�वत करता  है।

अं�तम म��

सी.आई.सी. का  आदेश चुनावी बॉ� और इसी �कार क�  अ� सहवत� जानकारी
के संबंध म� �कसी भी आर.टी.आई. अनुरोध पर रोक लगा  देता  है।
इस योजना  के संबंध म� कानून  का  �नधा �रण  करने और क� �ीय  सूचना  आयोग के
�नण�य  क�  �ा�ा  करने के �लये सव�� �ायालय  के अ�त�र� कोई अ�
�वक� नह� है।
च ुनावी बॉ� और इसक�  पारद�श�ता  के संबंध म� ए.डी.आर. (ADR) और एक
राजनी�तक दल �ारा  दायर या�चकाएँ �वचाराधीन  ह�। इस�लये, क� �ीय  सूचना
आयोग के �नण�य  को भी उ�तम �ायालय  म� सुना  जा  सकता  है।
इन  या�चकाओ ंके संबंध म� चुनाव  आयोग ने वष� 2017 म� उ�तम �ायालय  के
सम� ��ुत हलफनामे म� कहा  �क राजनी�तक दल� को �ा� दान  और उसके
खच� के तरीक� क�  घोषणा  चुनाव  ���या  म� बेहतर पारद�श�ता  तथा  जवाबदेही के
�लये मह�पूण� ह�।

�न�ष�

राजनी�तक दल� और उ�ीदवार� के बारे म� साव�ज�नक जानकारी �तं� और
�न�� लोकता ं��क ���या  का  अ�नवाय� तथा  अप�रहाय� �ह�ा  है। राजनी�तक
�व�पोषण  से संबं�धत जानकारी को गु� रखना  लोकतं� के बु�नयादी �ंभ� के
ही �व�� है।
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Supreme Court

जब मतदाता  को यह जानने क�  अनुम�त है �क कोई उ�ीदवार �कतने मुकदम�
का  सामना  कर रहा  है, तो उसे यह भी जानने का  अ�धकार होना  चा�हये �क उस
दल और उसके उ�ीदवार का  खच� कौन  वहन  कर रहा  है?

एक अनसुलझा  कानून  उतना  ही खतरनाक होता  है �जतना  क�  एक गलत
कानून , अत: �ायालय  को �नणा �यक �प से चुनावी बॉ� क�  संवैधा�नकता  और
संबं�धत सवाल� का  �नपटारा  करना  आव�क है।

https://www.sanskritiias.com/hindi/tags/supreme-court

